मुख्यमंत्रीजनसंवादकेंद्र
झारखंड

नियमावली/दिशानिर्देश (Manual/Guideline)

1. मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र का संचालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखंड सरकार के अधीन किया जाता है।
2. मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त मामलों/शिकायतों पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु इसके लिए विकसित प्रणाली (Online Application) में राज्य के सभी 24 जिले व 30 विभाग प्रत्यक्ष रूप से “Sub-ordinate” के रूप में जुड़े हुए हैं और उनके नीचे अनुक्रम में सभी कार्यालय/विभाग/पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। 
3. शिकायत/मामले को उनकी गंभीरता, प्रवृति व वर्ग के आधार पर संबन्धित जिला/विभाग को अग्रसारित किए जाते  हैं। तय सीमा में अनुपालन प्रतिक्रिया/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर संबन्धित जिला/विभाग के वरीय पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित हो जाते हैं । 
4. मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कतिपय मामलों को स्थानीय स्तर पर विलोपित भी किया जाता है। 
5. मामले की प्रकृति के आधार पर जनसंवाद केंद्र में कार्रवाई के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। जिसके तहत मामले को अग्रसारित या विलोपित करने की योजना बनाई गई है।
विवरण निम्नवत है:
· शिकायत की श्रेणी वाले मामले: जनसंवाद केंद्र में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त मामले को पंजीकृत कर, सिर्फ शिकायत की श्रेणी वाले मामले को ही संबन्धित जिला/विभाग के नोडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।
· योजना से जुड़े मामले: जनसंवाद केंद्र में प्राप्त योजना से जुड़े मामले को निम्न श्रेणी में बांटा जा सकता है:
· अगर शिकायतकर्ता ने योजना से जुड़े ऐसे मामले को जनसंवाद केंद्र के संज्ञान में लाया हो जो, जनहिताय, कल्याणकारी, अधिक संख्या वाले जनसमूह के लिए लाभकारी हो अथवा जिसका निष्पादन संबन्धित विभागीय स्तर पर संबन्धित कार्यालय/पदाधिकारी व जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन (पंचायत/प्रखण्ड/जिला) के ताल-मेल से हो सके, ऐसी समस्यागत शिकायतों को समाधान के लिए शिकायत की श्रेणी में रखते हुए संबन्धित विभाग/जिला के पदाधिकारी को अग्रसारित किया जा सकता है।
· अगर मामला सामान्य योजना (ग्रामीण सड़क, तालाब, चेकडैम, आदि) से जुड़ा हो या जिसके निष्पादन में ज्यादा समय लगे या जिसके क्रियान्वयन के लिए राज्य/विभाग/जिला स्तर का अनुमोदन/स्वीकृति अनिवार्य हो, तो शिकायतकर्ता को यह सूचना देते हुए कि चूंकि आपके द्वारा योजना के अधीन नव क्रियान्वयन करने से संबन्धित मामला दर्ज करवाया गया है इसके लिए संबन्धित स्तर से नियमानुसार स्वीकृति अनिवार्य है, अतएव इसे योजना की श्रेणी में रखते हुए संबन्धित विभाग/जिला को अग्रसारित किया जा रहा है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। कृपया शिकायतकर्ता इसे शिकायत न समझें।
· प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इस संदर्भ में पुनः शिकायतकर्ता से संपर्क कर/सूचना देते हुए अग्रेतर कार्रवाई के लिए मामले को अग्रसारित किया जा सकता है या सक्षम पदाधिकारी के संज्ञान में लाकर स्थानीय स्तर पर विलोपित किया जा सकता है।
· नीति से जुड़े मामले: जनसंवाद केंद्र में प्राप्त वैसे मामले जो नीति बनाने या नीति में बदलाव से जुड़ा हो, ऐसे मामले में शिकायतकर्ता को यह सूचना देते हुए कि चूंकि आपके द्वारा नीति बनाने या नीति में बदलाव से संबन्धित मामला दर्ज करवाया गया है, जिसे प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु संबन्धित विभाग को अग्रसारित किया जा रहा है, परंतु उक्त मामले को शिकायत की श्रेणी से बाहर रखा गया है।
· प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए अग्रेतर कार्रवाई के लिए मामले को पुनः अग्रसारित किया जा सकता है या सक्षम पदाधिकारी के संज्ञान में लाकर स्थानीय स्तर पर विलोपित किया जा सकता है।
· केंद्र सरकार से जुड़े ऐसे मामले जिसका विभागीय कार्यालय जनसंवाद केंद्र की कार्यप्रणाली में “Subordinate” के रूप में जुड़ा हो, उससे संबन्धित मामले को अग्रेतर कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मामले को विविध या केंद्र सरकार से जुड़े मामले/शिकायत की श्रेणी में रखा जाए। वहीं वैसे मामले जो जिसका विभागीय कार्यालय जनसंवाद केंद्र की कार्यप्रणाली में न जुड़ा हो, को जनसंवाद केंद्र में स्थानीय स्तर पर विलोपित किया जा सकता है।
· आरटीआई से जुड़े मामले: सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 (आरटीआई) से जुड़े मामले को जनसंवाद केंद्र में स्थानीय स्तर पर विलोपित किया जाएगा।
· न्यायालय से जुड़े मामले: न्यायालय से जुड़े मामले को जनसंवाद केंद्र में स्थानीय स्तर पर विलोपित किया जाएगा।
· अधूरी जानकारी: शिकायतकर्ता अगर शिकायत के संदर्भ में स्पष्ट व पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराया हो तो, मामले को स्थानीय स्तर पर विलोपित किया जा सकता है।
· धार्मिक मामले: धार्मिक मामले जनसंवाद केंद्र में स्थानीय स्तर पर विलोपित किए जाएंगे। परंतु, अगर मामला शासन व प्रशासन से जुड़ा हो तो, संबन्धित कार्यालय/पदाधिकारी को अग्रसारित किया जा सकता है।
· अतार्किक, तथ्यहीन व घरेलू मामले: जनसंवाद केंद्र में प्राप्त वैसे मामले, जो विधि के अनुरूपन हो या शासन व प्रशासन के क्षेत्राधिकार से बाहर हो तो मामले को स्थानीय स्तर पर विलोपित किया जासकता है।
· [bookmark: _GoBack]मांग/सुझाव: जनसंवाद केंद्र में प्राप्त वैसे मामले जो मांग/सुझाव के रूप में प्राप्त होंगे, को संबन्धित/सक्षम को अग्रेतर कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जा सकता है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए अग्रेतर कार्रवाई के लिए मामले को पुनः अग्रसारित किया जा सकता है या सक्षम पदाधिकारी के संज्ञान में लाकर स्थानीय स्तर पर विलोपित किया जा सकताहै।

· फीडबैक टीम का कार्य: शिकायत और प्राप्त प्रतिवेदन के विश्लेषण के लिए जनसंवाद केंद्र में फीडबैक टीम कार्य करती है। फीडबैक टीम द्वारा शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया जाता है। उनके द्वारा दर्ज की गयी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाती है। यदि शिकायतकर्ता कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो उस शिकायत को बंद कर दिया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा असंतोष जताए जाने व विधि के अनुरूप मांग होने की स्थिति में इसे पुनः जांच एवं कार्रवाई के लिए सम्बन्धित जिला या विभाग को भेजा जाता है। 
· फॉलो-अप टीम का दायित्व: लम्बे समय से विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़ी शिकायतों के संदर्भ में इस टीम के द्वारा सम्बन्धित अधिकारी से सीधा सम्पर्क किया जाता है। उन अधिकारीयों से शिकायत के निष्पादन को लेकर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया जाता है। यदि किसी शिकायत पर सम्बन्धित विभाग या अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसे मामलो को हर हफ्ते होने वाली समीक्षात्मक बैठक के लिए अनुमोदित किया जाता है। 
· शिकायतों की आंतरिक समीक्षा: अर्से से लंबित पड़े शिकायतों की आंतरिक समीक्षा, जनसंवाद में कार्यरत विशेषज्ञों की टीम के द्वारा की जाती है, जिसके बाद शिकायतों के प्रकार और प्रवृति के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है, कि किस शिकायतों को मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के सचिव के संज्ञान में लाया जाना है।  
शिकायतों की समीक्षा: 
प्रत्येक मंगलवार को सूचना भवन सभागार में साप्ताहिक समीक्षा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा की जाती है। इसमें विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी नोडल पदाधिकारी जुड़े रहते हैं। साप्ताहिक समीक्षा बैठक के बाद भी यदि शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो उन शिकायतों को मुख्यमंत्री के समक्ष “सीधी बात” में रखा जाता है। मुख्यमंत्री- रघुवर दास स्वंय सभी जिलों के उपायुक्त, जिला के वरीय पदाधिकारी, विभागीय नोडल पदाधिकारी और सभी विभागों के सचिव के साथ विडियो-कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा करते हैं और संबन्धित अधिकारियों को पूर्ण व उचित कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश देते हैं। जिन अधिकारियों के द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निदेश भी समीक्षा बैठक के दौरान ही दे दिया जाता है। प्रत्येक समीक्षा बैठक में संबन्धित सभी नोडल पदाधिकारी व अन्य वरीय पदाधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहते हैं। मासिक समीक्षा बैठक (सीधी बात) कार्यक्रम में विभागीय सचिव व्यक्तिगत रूप से समीक्षा स्थल पर मौजूद रहते हैं।
